पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 36 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर 2022-भाद्रपद 18, शक 1944 
विषय--सूची 
भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, । भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 


(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १ 
राज्य शासन के आदेश 
सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जुलाई 2022 


क्रमांक ई 1-11/2022/एक-2.--छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2021 बैच के निम्नलिखित 
परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति उपरांत राज्य में प्रशिक्षण 
के लिये उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :-- 


a. क्र. अधिकारी का नाम पदस्थापना स्थल 
(1) (2) (3) 
1. श्री जयंत नाहटा रायपुर 
1377 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2022. 
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(1) (2) (3) 


2. श्री लक्ष्मण तिवारी दुर्ग 
3. श्री वासु जैन बिलासपुर 


2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्यभार 
ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कमलप्रीत सिंह, सचिव. 


श्रम विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 अगस्त 2022 


क्रमांक एफ 11-2/2011/16.--छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन्‌ 2011) के अंतर्गत जारी अधिसूचना 
क्रमांक एफ 11-2/2011/16 (पार्ट), दिनांक 18-07-2019 की अनुसूची के सरल क्रमांक 02 में secifad सेवा “भगिनी प्रसूति सहायता 
योजना” के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, 
Wide are दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, 
सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात :-- 


अनुसूची 
स. क्र. कार्यालय/निकाय/ छ.ग. लोक सेवा सेवा प्रदाय सेवा प्रदाय सक्षम अपीलीय 
अभिकरण गारंटी अधिनियम, करने की करने वाले अधिकारी अधिकारी 
का नाम 2011 हेतु सेवा समय सीमा पदाभिहित 
जो प्रदाय की (कार्य दिवस) अधिकारी (पद) 
जाती है 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
a छत्तीसगढ़ भवन मिनीमाता महतारी 30 कार्य सहायक TAR सचिव, श्रमायुक्त/मुख्य 
एवं अन्य जतन योजना दिवस श्रम पदाधिकारी/ छत्तीसगढ़ निरीक्षक, 
सन्निर्माण कर्मकार सहायक श्रम भवन एवं अन्य छत्तीसगढ़ 
कल्याण मंडल पदाधिकारी सन्निर्माण भवन एवं अन्य 
कर्मकार सन्निर्माण 
कल्याण मंडल कर्मकार कल्याण 
अधिनियम, 
1996 


यह अधिसूचना उक्त योजना के अधिसूचना दिनांक 12-05-2022 से प्रभावशील होगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
आशुतोष पाण्डेय, उप सचिव. 
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वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 जुलाई 2022 
क्रमांक एफ 20-50/2021/11(6) .--चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, 


अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत कंडिका 15.13, 15.21 एवं 


परिशिष्ट-6.19 के अनुसरण में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से राज्य में gee, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिये 
जाने हेतु राज्य में इस्पात (स्पांज आयरन एण्ड स्टील) क्षेत्र के परिशिष्ट-अ पर दर्शित मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स में निवेश हेतु विशेष निवेश 
प्रोत्साहन पैकेज बीस्पोक नीति के अंतर्गत स्वीकृत किया जाता है. इस विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज हेतु सामान्य नियम व शर्तें का निर्धारण 
निम्नानुसार होंगी :-- 


औद्योगिक नीति 2019-24 के बीस्पोक नीति के अंतर्गत इस्पात ( स्पंज आयरन एण्ड स्टील ) से निवेशकों के लिए विशेष 


निवेश प्रोत्साहन पैकेज हेतु सामान्य नियम व शर्तें :-- 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


पैकेज का लाभ रायपुर जिले के विकासखंड अभनपुर, धरसींवा एवं आरंग को छोड़कर राज्य के अय्य क्षेत्रों में स्थापित होने वाले 
इस्पात (Ts आयरन एण्ड स्टील) क्षेत्र की छत्तीसगढ़ शासन के साथ वर्तमान में एमओयू का निष्पादन कर चुकी परिशिष्ट-अ पर 
दर्शित इकाईयों को मिल सकेगा. (संलग्न - परिशिष्ट-अ) 


रायपुर जिले के विकासखंड अभनपुर, धरसींवा Ud आरंग को छोड़कर राज्य के अन्य क्षेत्रों में पूर्व से स्थापित विद्यमान इकाईयों में 
विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन के लिये अतिरिक्त निवेश करने पर इकाईयाँ प्रस्तावित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु तभी 
पात्र होंगी, जब वे अपनी वर्तमान स्थापित क्षमता में कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि करें एवं स्थायी पूंजी निवेश में पूर्व में निवेशित 
राशि का कम से कम 100 प्रतिशत अतिरिक्त निवेश करें. 


इस योजना के अंतर्गत घोषित किये जा रहे पैकेज में अधिकतम राशि रुपये 500 करोड़ तक के निवेश प्रोत्साहन (बस्तर संभाग हेतु 
रुपये 1000 करोड़ तक) मान्य होगा. 


जिन मदों में आर्थिक निवेश प्रोत्साहन दिया जाना है उनमें इकाई के द्वारा वार्षिक आधार पर मदवार भुगतान की गई/व्यय की गई राशि 
से अधिक निवेश प्रोत्साहन (अनुदान, छूट, रियायतें ) दिया जाना मान्य नहीं होगा. 

इस नीति के प्रस्तावित इकाईयों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपना व्यावसायिक उत्पादन 31 अक्टूबर, 2024 को अथवा उसके 
पूर्व प्रारंभ करना होगा. 


इस पैकेज में घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन तभी प्राप्त होगा जब नवीन इकाई में कम से कम 100 करोड़ रुपयों का स्थायी पूंजी 
निवेश मद में, निवेश कर व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करना होगा. 


इस पैकेज में घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन हेतु नवीन इकाईयों के प्ररकण में इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्षों तक 
किये गये स्थायी पूंजी निवेश को कुल निवेश में शामिल किया जायेगा. विद्यमान इकाई के विस्तार तथा शवलीकरण के मामलों में कुल 
स्थायी पूंजी निवेश अगणित करने के लिये विस्तार तथा शवलीकरण में उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 2 वर्ष तक के पूंजी निवेश 
को मान्य किया जावेगा. 


इस पैकेज में घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन हेतु यह आवश्यक होगा कि नवीन इकाई/विद्यमान इकाई के विस्तार तथा शवलीकरण 
में सृजित उत्पादन क्षमता का कम से कम 25 प्रतिशत का विक्रय राज्य के भीतर करेगा. 
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(9). अधिकतम छूट की सीमा - इस पैकेज में घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के अंतर्गत अधिकतम छूट की सीमा निम्नानुसार होगी :-- 


क्र. विकासखण्डों की श्रेणी अधिकतम आर्थिक निवेश आर्थिक निवेश प्रोत्साहन की 
प्रोत्साहन वार्षिक सीमा 
(1) (2) (3) (4) 
1. ar” श्रेणी के विकास खण्डों में स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम कुल स्थायी पूंजी निवेश का 
स्थापित की जाने वाली इकाईयां. अधिकतम 60 प्रतिशत 6 प्रतिशत अथवा “क” का 40 प्रतिशत जो 
(10 वर्षों में) भी कम हो. 
2. “ब” श्रेणी के विकास खण्डों में स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम कुल स्थायी पूंजी निवेश का 
स्थापित की जाने वाली इकाईयां. अधिकतम 80 प्रतिशत 8 प्रतिशत अथवा “ch” का SO प्रतिशत जो 
(10 वर्षों में) भी कम हो. 
3. “स” श्रेणी के विकास खण्डों में स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम कुल स्थायी पूंजी निवेश का 
स्थापित की जाने वाली इकाईयां. अधिकतम 100 प्रतिशत 10 प्रतिशत अथवा “क” का 75 प्रतिशत 
(10 वर्षों में) जो भी कम हो. 
4. “द” श्रेणी के विकास खण्डों में स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम कुल स्थायी पूंजी निवेश का 
स्थापित की जाने वाली इकाईयां. अधिकतम 150 प्रतिशत 15 प्रतिशत अथवा “क” का 100 प्रतिशत 
(15 वर्षों में) जो भी कम हो. 


(टीप :-- “क” - की गणना नेट एसजीएसटी, विद्युत शुल्क, जल शुल्क राशि, शासन को प्राप्त रॉयल्टी की राशि को जोड़कर की 
जायेगी.) 


10. प्रस्तावित इकाईयों को इस नीति के तहत समग्र रूप से पात्रतानुसार कुल राशि की छूट निम्नलिखित मदों के आधार पर आगणित की 
जायेगी :-- 
(3) . विकासखण्डवार नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की समयावधि निम्नानुसार होगी :-- 


क्र. विकासखण्डों की श्रेणी नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की 
अधिकतम अवधि 
(1) (2) (3) 
1 ar श्रेणी के विकास खण्डों में स्थापित की जाने वाली इकाईयां. 10 वर्ष 
90 “ब” श्रेणी के विकास खण्डों में स्थापित की जाने वाली इकाईयां. 10 वर्ष 
3. “स” श्रेणी के विकास खण्डों में स्थापित की जाने वाली इकाईयां. 10 वर्ष 
4 “द” श्रेणी के विकास खण्डों में स्थापित की जाने वाली इकाईयां. 15 वर्ष 


(ब) . विद्युत शुल्क छूट की समयावधि निम्नानुसार होगी :-- 


क्र. विकासखण्डों की श्रेणी विद्युत शुल्क छूट की 
अधिकतम अवधि 
(1) (2) (3) 
1 ar श्रेणी के विकास खण्डों में स्थापित की जाने वाली इकाईयां. 10 वर्ष 
390 “ब” श्रेणी के विकास खण्डों में स्थापित की जाने वाली इकाईयां. 10 वर्ष 
3. “स” श्रेणी के विकास खण्डों में स्थापित की जाने वाली इकाईयां. 10 वर्ष 
4 “द” श्रेणी के विकास खण्डों में स्थापित की जाने वाली इकाईयां. 15 वर्ष 
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(स) 


(द) 


(३) 


(फ) 


(ज) 


(ह) 


विकासखण्डवार जल शुल्क व्यय की प्रतिपूर्ति की समयावधि निम्नानुसार होगी :-- 


क्र. विकासखण्डों की श्रेणी जल शुल्क व्यय प्रतिपूर्ति 
की अधिकतम अवधि 
(1) (2) (3) 


1 ar श्रेणी के विकास खण्डों में स्थापित की जाने वाली इकाईयां. 10 वर्ष 
2. “ब” श्रेणी के विकास खण्डों में स्थापित की जाने वाली इकाईयां. 10 वर्ष 
3. “स” श्रेणी के विकास खण्डों में स्थापित की जाने वाली इकाईयां. 10 वर्ष 
4 “द” श्रेणी के विकास खण्डों में स्थापित की जाने वाली इकाईयां. 15 वर्ष 


बस्तर संभाग एवं सरगुजा संभाग में स्थापित होने वाली इकाईयों को NMDC, CMDC अथवा अन्य छत्तीसगढ़ राज्य 
स्थित किसी अन्य शासकीय उपक्रम से क्रय किये गये लौह अयस्क पर शासन को प्राप्त रॉयल्टी की प्रतिपूर्ति की जायेगी. 
रायल्टी की प्रतिपूर्ति इकाई को देय एसजीएसटी प्रतिपूर्ति का अधिकतम 50 प्रतिशत के बराबर होगी. उपरोक्त प्रावधान के 
अंतर्गत विकासखण्डवार रॉयल्टी की प्रतिपूर्ति की समयावधि निम्नानुसार होगी :-- 


क्र. विकासखण्डों की श्रेणी रॉयल्टी प्रतिपूर्ति की 
अधिकतम अवधि 
(1) (2) (3) 


1 ar” श्रेणी के विकास खण्डों में स्थापित की जाने वाली इकाईयां. 10 वर्ष 
2. “ब” श्रेणी के विकास खण्डों में स्थापित की जाने वाली इकाईयां. 10 वर्ष 
3. “स” श्रेणी के विकास खण्डों में स्थापित की जाने वाली इकाईयां. 10 वर्ष 
4 “द” श्रेणी के विकास खण्डों में स्थापित की जाने वाली इकाईयां. 15 वर्ष 


किसी भी इकाई के लिये उपरोक्त मदों में सम्मिलित रूप से आर्थिक निवेश प्रोत्साहन की कुल राशि की मान्य सीमा प्रत्येक 
मद में इकाई पर भारित कुल राशि से अधिक नहीं होगी. 


इस पैकेज के अंतर्गत आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक शर्त होगी कि इकाई में लगने वाले 
आयरन ओर, कोल जैसे कच्चा माल/अनुशांगिक माल राज्य से ही क्रय किये जावें. तथापि बस्तर क्षेत्र में स्थापित होने वाली 
इकाईयों यथा आवश्यकता आयातित कोल मंगाने अनुमति होगी. 


राज्य के अन्दर कोयले की पर्याप्त उपलब्धता न होने पर कोयला कहीं से भी क्रय किया जा सकेगा परन्तु रॉयल्टी की 
प्रतिपूर्ति हेतु राज्य के अन्तर्गत उत्पादित कोयले पर ही पात्रता होगी, जिस पर शासन को रॉयल्टी भुगतान की गयी है. 


वन भूमि पर कोई भी कार्य आरंभ किये जाने के पूर्व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमति प्राप्त किया जावे. 


इकाई को उल्लेखित अनुदान/छूट/रियायतों के साथ ही औद्योगिक नीति 2019-24 में वर्णित अन्य अनुदान/छूट/रियायतों हेतु 
नियमानुसार पात्रता होंगी, किन्तु किसी भी अवस्था में अनुदान/छूट/रियायतों की कुल राशि इस अधिसूचना की कंडिका क्रमांक 9 में 
वर्णित अनुदान की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी. 


इस पैकेज के यथा आवश्यक विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा पृथक से जारी 
किये जायेंगे. 


यह अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझी जावेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव. 
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परिशिष्ट-अ 


एमओयू निष्पादित स्टील परियोजनाओं का विवरण 
(प्रस्तावित पैकेज के लिए वर्तमान में पात्रता रखने वाली seat) 
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ii Ta एड पावर ; ग्राम पाराघाट, तह, मस्तुरी 
| लिमिटेड, बिलासपुर ज़िला बिलासपुर 


ग्राम पूछ तह तमनार, 
ज़िला रायगढ़ 


Hae पारस पावर एंड क 
बअनीफिसिंयेशन लिमिटेड, 


ta एड पावर ह 0 am Pree व gem, तह 
wade लिमिटेड, बिलासपुर जिला बिलासपुर 


Tae शयगढ़ TIT एंड 
Uren प्रायकेंट लिमिटेड, 


| रायगढ़ 


, ae इस्पात एंड इनर्ज | oe ere, तह व 
लिमिटेड, रायपुर जगवल़पुर 
ara Ur 
लिनिटेड, रायघुर 
AST 495.00 1119 
मिनरल्स farts, array, 
FEET 
To इस्पात प्राय 345.00 ग्राम मुझ्पार, तह. नवागढ़, 
लिमिटेड, रायपुर जिला ब्रेमेतरा 


fairer बेनेतता 


450 ग्राम रक्तदा, Te थे 
ज़िला tte 


परी TER एंड 1500.00 4000 जगदलपुर, बस्तर 

इस्पात लिमिटेड, शायघुर 
re कृष्णा आयरन ऐंड 350 wal, area | 
इनर्जी प्रायवैंट लिमिटेड, 


भाग 1 J 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2022 


Tae आयरन एंड पावर 
mate लिमिटेड, 


ग्रान टांगरगांव, तह. 
कांसाबेल, जिला जशपुर 


ग्राम लुण्ड्रा, जिला सरगुजा 
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भी Tere इस्पात 
प्रायवैट लिमिटेड, रायपुर 


TH स्फायर ST Ae 
लिमिटेड, रायपुर 


ऊर्जा विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 जुलाई 2022 


क्रमांक 2231/एफ-21/02/बि.बि. आधा/2019/1 3/2/ऊ.वि.--घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 400 यूनिट तक की खपत पर 
बिजली बिल की राशि को आधा किए जाने हेतु आदेश क्रमांक 591/एफ-21/02/बि.बि.आधा/2019/13/2/ऊ.वि. दिनांक 27-02-2019 एवं 
दिशा-निर्देश विभागीय पत्र क्रमांक 2460/एफ-21/02/2019/13/2 दिनांक 31-10-2019 से जारी की गई है. 


2. राज्य शासन CAEN उक्त योजना का विस्तार करते हुए AA, गरुवा, घुरुवा, बारी संकल्पना योजना अंतर्गत स्थापित किए जा रहे 
गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क में राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदाय किए गए विद्युत कनेक्शन में प्रतिमाह संपूर्ण खपत की गई बिजली 
के आधार पर जारी विद्युत देयक में सम्मिलित एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज एवं वैरियेबल are एडजस्टमेंट की राशि में सीधे 50 प्रतिशत की 
रियायत दिए जाने का निर्णय लिया गया है. 


अतएव नरवा, गरुवा, घुरुवा, बारी संकल्पना योजना अंतर्गत स्थापित किए जा रहे गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क में बिजली बिल 

की राशि को आधा करने की योजना को निम्न शर्तों के अधीन लागू किया जाता है :-- 

2.1. घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में रियायत (हाफ बिजली बिल) योजना का विस्तार करते हुए नरवा, THA, घुरुवा, 
बारी संकल्पना योजना अंतर्गत स्थापित किए जा रहे गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क में राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 
प्रदाय किए गए विद्युत कनेक्शन में प्रतिमाह संपूर्ण खपत की गई बिजली के आधार पर जारी विद्युत देयक में सम्मिलित 
एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज एवं वैरियेबल are एडजस्टमेंट की राशि में सीधे 50 प्रतिशत की रियायत दी जाये. 


2.2 विद्युत शुल्क ऊर्जा विकास उपकर की गणना की प्रक्रिया :-- उक्त गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क के बिजली के 
बिलों में विद्युत शुल्क एवं ऊर्जा विकास उपकर के मद में देय राशि की गणना को वर्तमान में प्रभावशील व्यवस्था अनुसार 
यथावत रखा जाए, 


2.3 पात्रता :-- sat योजना में केवल ऐसे गौठान एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क पात्र होंगे, जिनकी स्थापना प्रदेश की नरवा, 
TEA, घुरुवा, बारी संकल्पना योजना अंतर्गत की जा रही है तथा जहां छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड 
द्वारा विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया गया है. 

2.4 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 65 के अनुपालन में गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्कों के बिजली बिलों में रियायत 
दिए जाने & Herd: छत्तीसगढ़ tee पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को होने वाले व्यय भार की प्रतिपूर्ति, राज्य शासन 
द्वारा बजट के माध्यम से आवश्यक राशि का प्रावधान किया जाकर की जाएगी. 


2.5 योजना के क्रियान्वयन हेतु अन्य आवश्यक अनुषांगिक कार्यवाही हेतु ऊर्जा विभाग को अधिकृत किया जाता है. 


SH योजना माह जुलाई 2022 के मासिक खपत से प्रभावशील होगी. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2022 1387 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 अगस्त 2022 


क्रमांक 2262/एफ-26/05/2017/13/2.--एम.एन.आर.ई. के निर्देश के अनुसार सभी सोलर पार्क के लिए. Infrastructure 
Development Charges, O&M Charges for Solar/RE Parks and Lease Rent for the Land Used for the Solar Park का 
निर्धारण एवं सोलर पार्क योजना के तहत स्थापित किए जा रहे सोलर पार्क के डी.पी.आर. का परीक्षण हेतु प्रमुख सचिव/सचिव (ऊर्जा), 
छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाना है. भारत सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान को ध्यान में रखते हुए समिति के द्वारा 
उक्त दरों का निर्धारण किया जाना है. 


292 अतः राज्य शासन एतद्द्वारा जिला-राजनांदगांव में स्थापित किए जा रहे 100 मेगावाट Wat. (160MWp) 40 MW/120MWh 
Battery Storage AH के सोलर पॉवर प्लांट हेतु Infrastructure Development Charges, O&M Charges for Solar/RE Parks 
and Lease Rent for the Land Used for the Solar Park के निर्धारण एवं डी.पी.आर. के परीक्षण हेतु भारसाधक सचिव, ऊर्जा विभाग 
की अध्यक्षता में निम्नानुसार “सोलर पार्क समिति” का गठन करती है :-- 


विभाग के नामित प्रतिनिधि समिति में पदनाम 
भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग अध्यक्ष 
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा सदस्य 
श्री कौस्तुभ राय (Shri Kaustuv Roy) महाप्रबंधक सदस्य 


प्रोजेक्ट, Heat (SPPD). 


श्री अजय fan, अधीक्षण अभियंता, कार्यालय सदस्य, पॉवर सिस्टम के विशेषज्ञ के रूप में 
आरएपीएम, सीएसपीडीसीएल. 


श्री राजीव ज्ञानी, अधीक्षण अभियंता, क्रेडा सदस्य, अक्षय ऊर्जा के विशेषज्ञ के रूप में 


आवश्यक होने पर समिति अन्य विभागों/छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड/क्रेडा के नामित प्रतिनिधियों को 
अनुश्रवण हेतु आमंत्रित कर सकेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अरुण कुमार हिंगवे, अवर सचिव. 


गृह (पुलिस) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 अगस्त 2022 


क्रमांक एफ 1-04/2022/दो-गृह/भापुसे.--इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27-04-2022 जिसमें नवीन प्रस्तावित जिलों 
में भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में पदस्थ किया गया है. उक्त आदेश के पैरा-1 की पंक्ति-3 में 
“नवगठित जिला” एवं पदस्थापना तालिका के कॉलम-4 में “जिला” तथा पैरा-2 की पंक्ति-2 में “नवीन जिले” टंकित है. उक्त तीनों के स्थान 
पर “प्रस्तावित जिला” पढ़ा जावे. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव. 
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राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


जशपुर, दिनांक 14 जुलाई 2022 


क्रमांक 07/अ-82/2018-19.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे Was पश्चात्‌ 
अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की 
सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 

भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 

जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 

(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
जशपुर बगीचा कुदमुरा 2.900 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बेलसुंगा जलाशय 
संभाग जशपुर, मुख्य नहर का 
अनिवार्य भू-अर्जन 
प्रकरण. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बगीचा के कार्यालय में किया जा सकता है. 
जशपुर, दिनांक 14 जुलाई 2022 


क्रमांक 08/अ-82/2018-19.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे Wie पश्चात्‌ 
अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की 
सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
जशपुर बगीचा कुदमुरा 3.451 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बेलसुंगा जलाशय 
संभाग जशपुर. माईनर नहर का 
अनिवार्य भू-अर्जन 
प्रकरण. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बगीचा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रितेश अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 
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कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 12 अगस्त 2022 


क्रमांक/6348/अ-82/भू-अर्जन/2022.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ 
पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) को धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतदद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उललेखित प्राधिकारी को sad भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
बलरामपुर- वाड्रफनगर गिरवानी 17.29 अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन गिरवानी जलाशय 
रामानुजगंज Wed. 13 उप संभाग TSHR, बलरामपुर योजना के शीर्ष एवं 

(छ.ग.). नहर निर्माण के 


अन्तर्गत ग्राम गिरवानी. 
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है. 
बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 12 अगस्त 2022 


क्रमांक/6349/अ-82/भू-अर्जन/2022.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ 
पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) को धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को sad भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
बलरामपुर- वाड्रफनगर मानपुर 1.97 अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन कुकझरिया व्यपवर्तन 
रामानुजगंज Wed. 39 उप संभाग FSH, बलरामपुर योजना के नहर निर्माण 

(छ.ग.). के अन्तर्गत ग्राम 
AM. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी aisha के कार्यालय में किया जा सकता है. 
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बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 12 अगस्त 2022 


क्रमांक/6350/अ-82/भू-अर्जन/2022.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे wae 
पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
बलरामपुर- वाड्रफनगर कोटराही 9.02 अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन कोटराही जलाशय 
रामानुजगंज प.ह.न॑ं. 30 उप संभाग Sh, बलरामपुर योजना के शीर्ष निर्माण 

(छ.ग.). के अन्तर्गत ग्राम 
कोटराही. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
विजय दयाराम के., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


बिलासपुर, दिनांक 24 अगस्त 2022 


क्रमांक 12/अ-82/2018-19.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतदू पश्चात्‌ 
अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की 
सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
बिलासपुर बिल्हा मोहभट्ठा 3.769 मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं. औद्योगिक प्रयोजन 
प.ह.नं. 10 उद्योग केन्द्र बिलासपुर. (रेलवे साइडिंग) 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), forest के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
सौरभ कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 
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कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


रायगढ़, दिनांक 8 अगस्त 2022 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202106042900090/अ-82/2020-21.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता 
है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
रायगढ़ खरसिया रक्सापाली 0.097 परियोजना प्रबंधक (USA प्रोजेक्ट) कुरूंभांठा-रक्सापाली- 
Wer. 32 छ.ग. सड़क विकास परियोजना कछार-उसरौठ-तारपुर- 


लो.नि.वि. बिलासपुर (छ.ग.). पुटकापुरी-सुपा मार्ग 
लंबाई 48.117 कि.मी. 
के उन्‍नयन एवं 


पुर्ननिर्माण कार्य, 
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया, जिला रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रानू साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-रायगढ़ 
(ख) तहसील-पुसौर 
(ग) नगर/ग्राम-घुटकुपाली 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.464 हेक्टेयर 


रायगढ़, दिनांक 1 अगस्त 2022 


भू-अर्जन प्र. क्रमांक 04/अ-82/2019-20.--चूंकि राज्य 


शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खसरा नम्बर रकबा 

पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित ( हेक्टेयर में ) 

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, (1) (2) 

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 

अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 149/5 0.162 

कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 163/21क 0.008 
163/26ख 0.056 


जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 
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(1) (2) (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक 
प्रयोजनार्थ एनटीपीसी लारा हेतु छूटी हुई भूमि का निर्माण 
163/32 0.089 हेतु, 
163/17 0.012 
Terie C082 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
163/29ख 0.032 (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 
171/1ख 0.073 
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
योग ve eet रानू साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 
विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, संचालक, कृषि विपणन 
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 29 जून 2022 


क्रमांक/बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2022-23/2081.--कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32( 2 2 / भा.अधि./2021-22/1779 दिनांक 
14-07-2021 द्वारा श्री बलराम सिंह ठाकुर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कसडोल को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति 
कसडोल जिला-बलौदाबाजार (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था. 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतदद्वारा, श्री बलराम सिंह ठाकुर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी 
कसडोल के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति कसडोल जिला- 
बलौदाबाजार (छ.ग.) की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ -- 


1. श्री महेश शर्मा अध्यक्ष 
2. श्री भूपेन्द्र नायक उपाध्यक्ष 
3. श्री राजेन्द्र यादव सदस्य 
4. श्रीमती टीकम बाई साहू सदस्य 
5. श्री भवानी प्रसाद श्रीवास सदस्य 
6. श्रीमती सविता पाण्डेय सदस्य 
7. श्री खगेश पटेल (व्यापारी प्रति.) सदस्य 


रायपुर, दिनांक 29 जून 2022 


क्रमांक/बी-4/1/32( 2 )/ भा.अधि./2022-23/2083.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32( 2 2 / भा.अधि./2021-22/1435 दिनांक 
01-07-2021 द्वारा श्री एल. पी. देवांगन, कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड बिलाईगढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी 
समिति भटगांव जिला-बलौदाबाजार (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था. 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री एल. पी. देवांगन, कृषि विकास अधिकारी, 
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विकासखण्ड बिलाईगढ़ के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति भटगांव 
जिला-बलौदाबाजार (छ.ग.) की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ -- 


1. श्री ताराचंद देवांगन अध्यक्ष 
2. श्री पुरीराम साहू उपाध्यक्ष 
3. श्री गुलाब मुर्तजा खान सदस्य 
4. श्री परमानंद साहू सदस्य 
5, श्री मुद्रिका राय सदस्य 
6. श्रीमती मनटोरी साहू सदस्य 
Ee श्री मुरली मनोहर साहू (व्यापारी प्रति.) सदस्य 


रायपुर, दिनांक 29 जून 2022 


क्रमांक/बी-4/1/32( 2) /भा. अधि./2022-23/2085.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32( 2)/भा.अधि./2020-21/7740 दिनांक 
12-03-2020 द्वारा श्री हरिशचन्द्र साहू, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, अभनपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति 
अभनपुर जिला-रायपुर (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था. 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतदद्वारा, श्री हरिशचन्द्र साहू, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, 
अभनपुर के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति अभनपुर जिला-रायपुर 
(छ.ग.) की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ -- 


1. श्री हेमलाल धीवर अध्यक्ष 
2. श्री सेवक राम पटेल सलोनी उपाध्यक्ष 
3... श्री मनमोहन कुरें सदस्य 
4. श्री दिनेश साहू सदस्य 
5, श्री लोकेश साहू सदस्य 
6. श्रीमती भुनेश्वरी सिन्हा सदस्य 
7, श्री रानू राठी (व्यापारी प्रति.) सदस्य 


रायपुर, दिनांक 29 जून 2022 


क्रमांक/बी-4/1/32( 2 )/ भा.अधि./2022-23/2087.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32( 2 )/भा.अधि./2022-23/1875 दिनांक 
23-06-2022 द्वारा सुश्री रूचि शर्मा, डिप्टी कलेक्टर रायपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति रायपुर जिला-रायपुर 
(छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था. 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, सुश्री रूचि शर्मा, डिप्टी कलेक्टर रायपुर के स्थान पर 
निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.) की भारसाधक 
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समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ -- 
1. श्री नारायण कुर्रे अध्यक्ष 
2. श्री महेश शर्मा उपाध्यक्ष 
3. श्री श्रवण निषाद सदस्य 
4. श्री रामचंद साहू सदस्य 
5, श्री शेष नारायण बघेल सदस्य 
6. श्रीमती सरोज वर्मा सदस्य 
ve श्री विजय शर्मा (व्यापारी प्रतिनिधि) सदस्य 


रायपुर, दिनांक 29 जून 2022 


क्रमांक/बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2022-23/2089.--कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32 (2 )/ भा.अधि./2016-17/3237 दिनांक 
11-08-2016 द्वारा श्री जी. एस. यादव, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी freed को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति नेवरा 
जिला-रायपुर (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था. 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री जी. एस. यादव, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, 
तिल्दा के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति नेवरा जिला-रायपुर (छ.ग.) 
की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ -- 


1. श्रीमती शांता वर्मा, मानपुर तलसी अध्यक्ष 
2. श्री किरण ठाकुर उपाध्यक्ष 
3. श्री ठाकुर नारंग सदस्य 
4. श्री बलराम नशीने सदस्य 
5. श्री अरूण साहू सदस्य 
6. श्री जितेन्द्र चन्द्राकर सदस्य 
Ti श्री सुनील सोनी (व्यापारी प्रतनिधि). सदस्य 


रायपुर, दिनांक 29 जून 2022 


क्रमांक/बी-4/1/32( 2 )/ भा.अधि./2022-23/2091.--कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32( 2 2 / भा.अधि./2021-22/5516 दिनांक 
29-12-2021 द्वारा श्री अनुपम आशीष टोप्पो, डिप्टी कलेक्टर/प्रभारी तहसीलदार USA को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी 
समिति राजिम जिला-गरियाबंद (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था. 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री अनुपम आशीष टोप्पो, डिप्टी कलेक्टर/प्रभारी 
तहसीलदार राजिम के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति राजिम जिला- 
गरियाबंद (छ.ग.) की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ -- 


1. श्री रामकुमार गोस्वामी अध्यक्ष 
2. श्री मनोज यदु उपाध्यक्ष 
3. श्री नत्थूराम कश्यप सदस्य 
4. श्री संतोष देवांगन (व्यापारी प्रति.) सदस्य 
5. श्री जोहनूराम साहू सदस्य 
6. श्री शतानंद निषाद सदस्य 
7s श्रीमती कुंती बंजारे सदस्य 
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रायपुर, दिनांक 29 जून 2022 


क्रमांक/बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2022-23/2093.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32( 2)/भा.अधि./2018-19/1770 दिनांक 
07-06-2018 ERT श्री बलवंत नारायण वर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, भाटापारा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी 
समिति भाटापारा जिला-बलौदाबाजार (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था. 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) Hl धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री बलवंत नारायण वर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, 
भाटापारा के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति भाटापारा जिला- 
बलौदाबाजार (छ.ग.) की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ -- 


1. श्री सुशील शर्मा अध्यक्ष 
2... श्रीमती चित्ररेखा साहू उपाध्यक्ष 
3. श्री अमरनाथ नेताम केशला सदस्य 
4. श्री के. के. नायक सदस्य 
5. श्री अश्विनी बारले पौसरी सदस्य 
6. श्री तुलाराम यादव, जिपनिया सदस्य 
7 श्री नरेन्द्र भूषानियां (व्यापारी प्रतिनिधि) सदस्य 


रायपुर, दिनांक 29 जून 2022 


क्रमांक/बी-4/1/32( 2 )/ भा.अधि./2022-23/2095.--कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32( 2 )/भा.अधि./2020-21/6854 दिनांक 
04-02-2020 द्वारा श्री आर. जी. मेहरा, अनुविभागीय अधिकारी कृषि महासमुन्द को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति 
बागबाहरा जिला-महासमुन्द (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था. 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) Hl धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर WEN, श्री आर. जी. मेहरा, अनुविभागीय अधिकारी कृषि 
महासमुन्द के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति बागबाहरा जिला- 
महासमुन्द (छ.ग.) की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ -- 


1. श्री तेजन चन्द्राकर अध्यक्ष 
2. श्री केजू चक्रधारी उपाध्यक्ष 
3. श्री हरिशंकर यादव सदस्य 
4. श्री लालराम मांझी सदस्य 
5, श्री नवल गायकवाड़ सदस्य 
6. श्रीमती जीवनबाला शर्मा सदस्य 
7. श्री भूपेन्द्र ठाकुर सदस्य 


रायपुर, दिनांक 29 जून 2022 
क्रमांक/बी-4/1/32( 2) /भा. अधि./2022-23/2097.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32( 2)/भा.अधि./2017-18/6854 दिनांक 
20-02-2018 SRI श्री नरेन्द्र कुमार भोई, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति सरायपाली 
जिला-महासमुन्द (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था. 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) को धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों 
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का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री AK HAR she, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के 
स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति सरायपाली जिला-महासमुन्द (छ.ग.) 
की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ -- 


1. श्रीमती सीता पटेल अध्यक्ष 
2 श्री विवेक अग्रवाल उपाध्यक्ष 
3, श्री जयदेव भोई सदस्य 
4. श्री क्षेत्रों सिदार सदस्य 
5. श्री दीपेश साहू सदस्य 
6. श्री दामोदर चौहान सदस्य 
7. श्री जयंत चौधरी सदस्य 
भुवनेश यादव, 
संचालक. 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 
HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR 
Bilaspur, the 4th July 2022 


No. 8100/Rules/2022.—In exercise of powers conferred by Section 34(1) read with Section 16(2) of the 
Advocates Act, 1961 and in accordance with the guidelines laid down by the Supreme Court of India in Writ Petition 
(C) No. 454 of 2015, the High Court of Chhattisgarh made the following amendments in appendix-B (point based 
format for assessment of an Advocate for being designation as Senior Advocate) in the High Court of Chhattisgarh 
(Designation of Senior Advocate) Rules, 2018, which shall come into force with immediate effect : 


In Column No. 2 of Sl. No. 1 of [ Rule 6 (v) ], the words “10 points for” shall be substituted with “one point 
each for every year between”. 


बिलासपुर, दिनांक 25 जुलाई 2022 


क्रमांक 167/चार-9-5/2002.--श्री आनन्द कुमार सिंघल, पीठासीन अधिकारी, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, रायपुर दिनांक 
31-05-2022 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 
(दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश 
क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र 
क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है. 


By order of Hon’ble the High Court, 
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General. 


